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27 जुलाई, 2018 को उत्‍तरार्थ
विषय:
खरीफ की फसल के लिए न्यूनतम समर्थनमूल्य में वृद्धि
1122. डा॰ सत्यनारायण जटियाः
श्री प्रभात झाः
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे किः
(क)
क्या हाल ही में केंद्रीय सरकार द्वाराधान सहित चौदह खरीफ फसलों के लिए न्यूनतमसमर्थन मूल्य लागत के अनुपात में डेढ़ गुना बढ़ानेका निर्णय लिया है;

(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग)
क्या यह निर्णय किसानों की आय 2022तक दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने कीदिशा में एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कदम है;और
(घ)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)
(क) तथा (ख) सरकार ने हाल ही में 2018-19 मौसम के लिए सभी खरीफ फसलों हेतु न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों (एमएसपी) में वृद्धि की है। भारत सरकार का यह निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है क्‍योंकि यह 2018-19 के लिए केंद्रीय बजट द्वारा घोषित कम से कम 150 प्रतिशत उत्‍पादन लागत के स्‍तर पर न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों को निर्धारित करने संबंधी पूर्व निर्धारित सिद्धांत के वादे को दर्शाता है।
2018-19 मौसम के लिए धान (सामान्‍य) के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य में 200 रूपए की वृद्धि हुई है तथा इसे 1750 रू./क्‍विंटल पर निर्धारित किया गया है और धान (ग्रेड ए) के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य में 180 रूपए की वृद्धि हुई है तथा इसे 1770 रू./क्‍विंटल पर निर्धारित किया गया है।
खरीफ फसलों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों के ब्‍यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।
(ग) और (घ) सरकार किसानों के कल्‍याण के लिए वचनबद्ध है तथा इस उद्देश्‍य के लिए इन्‍होंने उत्‍पादन केंद्रीतसे आय केंद्रीत की ओर अपनी रणनीति में बदलाव किया है। न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य संबंधी नीति जिसके तहत किसानों के लिए न्‍यूनतम 50 प्रतिशत लाभ मार्जिन सुनिश्‍चित किया गया है, यह सुधारों की श्रृंखला में एक ऐसा दूसरा प्रगतिशील कदम है जिसके लिए सरकार विगत 4 वर्षों से प्रयासरत हैं तथा वचनबद्ध है क्‍योंकि इसका उद्देश्‍य 2022 तक किसानों के आय को दोगुना करना है एवं उनके कल्‍याण में पर्याप्‍त रूप से सुधार करना है।
वर्तमान में, सरकार किसानों के लिए अधिक आय के साथ समक्रमण हेतु सुझाए गए उपायों के आधार पर विभिन्‍न योजनाओं का क्रियान्‍वयन कर रही है तथा उनमें संशोधन कर रही हैजिसमें मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड (एसएचसी), गुणवत्‍तापूर्ण बीजों का उत्‍पादन और उपलब्‍धता, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), ई-राष्‍ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), राष्‍ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) और डेयरी, कुक्‍कुट पालन, मधुमक्‍खी पालन और मत्‍स्‍य पालन जैसे संबद्ध कार्यकलापों को बढ़ावा देना शामिल हैं।

अनुबंध
दिनांक 27.07.2018 को देय राज्‍स सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1122 के भाग (क) तथा (ख) के उत्‍तर के संबंध में उललिखित विवरण
खरीफ फसलों का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य(एमएसपी)
(रू./क्‍विंटल)
	जिन्‍स
	किस्‍म
	2017-18 
	2018-19  
	वृद्धि

	
	
	
	
	वास्‍तविक
	प्रतिशतता

	धान
	सामान्‍य
	1550
	1750
	200
	12.90

	
	ग्रेड ए
	1590
	1770
	180
	11.32

	ज्‍वार
	हाईब्रिड
	1700
	2430
	730
	42.94

	
	मालदांडी
	1725
	2450
	725
	42.03

	बाजरा
	-
	1425
	1950
	525
	36.84

	रागी
	-
	1900
	2897
	997
	52.47

	मक्‍का
	-
	1425
	1700
	275
	19.30

	अरहर (तूर)
	-
	5450
	5675
	225
	4.13

	मूंग
	-
	5575
	6975
	1400
	25.11

	उड़द
	-
	5400
	5600
	200
	3.70

	मूंगफली
	-
	4450
	4890
	440
	9.89

	सूरजमुखी बीज
	-
	4100
	5388
	1288
	31.42

	सोयाबीन
	-
	3050
	3399
	349
	11.44

	तिल
	-
	5300
	6249
	949
	17.91

	रामतिल
	-
	4050
	5877
	1827
	45.11

	कपास
	मध्‍यम रेशे
	4020
	5150
	1130
	28.11

	
	लंबे रेशे
	4320
	5450
	1130
	26.16
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